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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *144 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।

.....

पोलावरम परियोजना के संबंध में जन सुनवाई
*144. 
डा.  के.वी.पी. रामचन्द्र राव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि सरकार ने पोलावरम परियोजना के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले ओडिशा और छत्तीसगढ़ के गांवों में जन सुनवाई कराए जाने से मना कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, सभी डूब क्षेत्रों में जन सुनवाई कराना सरकार की जिम्मेदारी है; और 
(ग) 
सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्य को जनहित में शीघ्रता से पूरा कराए जाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव द्वारा “पोलावरम परियोजना के संबंध में जन सुनवाई” विषय पर पूछे गए दिनांक 24.12.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *144 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण 
(क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्‍य में जन सुनवाई आयोजित करने के लिए ओडिशा और छत्‍तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया था। इसके अ‍तिरिक्‍त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी ओडिशा और छत्‍तीसगढ़ सरकार से समय-समय पर जन सुनवाई करने का अनुरोध किया था। तथापि, जन सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी । पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, दिनांक 01.12.2009 के अनुसार राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबंधित जिला के जिला मेजिस्‍ट्रेट के साथ परामर्श से जन सुनवाई प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्‍यकता है। 
दिनांक 03.11.2018 की सुनवाई में 2007 की ओएस 04/2018 की आईए संख्‍या-105699 के मामले में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने निम्‍नानुसार आदेश दिया था- 
‘भारत सरकार द्वारा दायर शपथपत्र को ध्‍यान में रखते हुए ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्‍यों ने स्पष्ट रूप से यह सूचना दी थी कि उन्‍हें जन सुनवाई आयोजित करने की आवश्‍यकता है। भारत सरकार हमे बताएगी कि क्‍या वह सूचना दे सकती है अथवा नहीं, यदि नहीं तो इसके क्‍या कारण हैं’।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रमुख अभियंता, पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश से दिनांक 10.12.2018 के अपने पत्र के माध्‍यम से ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्‍यों को तत्‍काल सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्‍ध कराने हेतु अनुरोध किया है, जैसाकि जन सुनवाई आयोजित करने के लिए आवश्‍यक है। 
(ग) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यों में तेजी लाने के लिए निम्‍नानुसार कई उपाय किए हैं-
i. दिनांक 01.04.2014 को राष्‍ट्रीय परियोजना के रूप में इस परियोजना की घोषणा के पश्‍चात् भारत सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए व्‍यय की प्रतिपूर्ति कर रही है। परियोजना की वर्तमान में अनुमोदित लागत के अनुसार, 01.04.2014 से, जब परियोजना को राष्‍ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, परियोजना की सिंचाई घटक की शेष लागत 7158.53 करोड़ रूपए थी। तत्‍पश्‍चात् पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीपीए) और केन्‍द्रीय जल आयोग के सिफारिश किए गए पात्र प्रस्‍तावों के अनुसार समय-समय पर 6764.16 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता जारी की गई है।
ii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने परियोजना की नियमित निगरानी तथा परियोजनाकी डिजाइन और कार्यान्‍वयन से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों के संबंध में डीडीआरपी/ठेकेदार/पीपीए/सीडब्‍ल्‍यूसी डिजाइन इकाई/केन्‍द्रीय तथा विद्युत अनुसंधानशाला के साथ बेहतर समन्‍वय स्थापित करने के लिए 13.06.2016 को पूर्व अध्‍यक्ष, सीडबल्‍यूसी की अध्‍यक्षता में बांध डिजाइन और समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) तथा सदस्‍य (डब्‍ल्‍यूपी और पी), सीडब्‍ल्‍यूसी की अध्‍यक्षता में 10 मार्च, 2017 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। 
iii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भी भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापन कार्यों की देख-रेख के लिए 12 सितम्‍बर, 2017 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्‍यक्षता में पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापन कार्य संबंधी निगरानी समिति (07.06.2017 को पुनगर्ठित) का गठन किया है। 
iv. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण को कार्य की समीक्षा तथा निर्धारित सूची के अनुसार परियोजना को पूरा करने हेतु किसी भी लंबित मुद्दे के समाधान के लिए नियमित बैठक आयोजित करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (वाप्‍कोस), जो कि पीपीए के लिए परियोजन प्रबंधन परामर्शक के रूप में कार्य कर रहा है, नियमित रूप से परियोजना के कार्यान्‍वयन की निगरनी करता है।
v. पीपीए परियोजना के लिए गुणवत्ता पराशर्मक के रूप में भी केन्‍द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्‍ली के साथ जुड़ा हुआ है, जो परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए सभी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की समीक्षा करता है। 
*****
